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पानी हथियार के  रूप में: ऐतिहासिक निषेध से लेकर
ज़ायोनी प्रथा तक
पानी, जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता, इतिहास के  दौरान हथियार के  रूप में उपयोग किया गया है - नागरिक आबादी
को भूखा रखने, बीमार करने, विस्थापित करने और नष्ट करने के  लिए। अंतरराष्ट्री य कानून, जो सदियों के  युद्धों और चिंतन के
माध्यम से विकसित हुआ है, ने पानी के  स्रोतों को जहर देने, नष्ट करने या उन तक पहुंच से वंचित करने को स्पष्ट रूप से
प्रतिबंधित किया है। फिर भी, आधुनिक युग में, हम एक राज्य - इज़राइल - को पाते हैं, जिसने बार-बार इन मानदंडों का
उल्लंघन किया है, ऐतिहासिक रूप से और व्यवस्थित रूप से, फलस्तीनी भूमि के  उपनिवेशीकरण और कब्जे में। 1948 में
जैविक युद्ध से लेकर वेस्ट बैंक में बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ और गाजा में घेराबंदी की रणनीतियों तक, पानी का हथियार के
रूप में उपयोग ज़ायोनी नीति की एक निरंतर विशेषता बना हुआ है।

यह निबंध पानी के  हथियारीकरण के  इतिहास, अंतरराष्ट्री य कानून के  तहत इसके  निषेध, और प्रत्यक्ष जहर देने से
संरचनात्मक प्रभुत्व तक इज़राइली रणनीतियों के  विकास का पता लगाता है। यह यह भी खोजता है कि युद्ध के  बाद यूरोप में
शुरुआती यहूदी बदले की साजिशों की विफलता ने हिंसा को पुनर्निर्देशित करने में कै से उत्प्रेरक का काम किया - जो
फलस्तीनी जीवन पर पानी के  नियंत्रण और विनाश के  माध्यम से लंबे और निरंतर हमले में परिणत हुआ।

पानी का हथियारीकरण: एक ऐतिहासिक अवलोकन

पानी के  स्रोतों को जानबूझकर जहर देना लंबे समय से युद्ध के  एक घृणित कृ त्य के  रूप में निंदा किया गया है। प्राचीन और
मध्ययुगीन उदाहरण प्रचुर हैं, घेराबंदी करने वाली सेनाओं द्वारा कु ओं को शवों से दूषित करने से लेकर प्राकृ तिक विषाक्त
पदार्थों के  उपयोग तक। जैसे-जैसे युद्ध के  कानून विकसित हुए, ऐसे कृ त्य कानूनी और नैतिक रूप से असहनीय हो गए।

हेग कन्वेंशन IV (1907) जहर या जहरीले हथियारों के  उपयोग को प्रतिबंधित करता है (अनुच्छेद 23(ए))।
जिनेवा प्रोटोकॉल (1925) रासायनिक और जैविक हथियारों, जिसमें पानी में शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाता है।
जैविक हथियार कन्वेंशन (1972) और रासायनिक हथियार कन्वेंशन (1993) इन निषेधों की पुन: पुष्टि करते हैं।
आईसीसी का रोम संनियम (1998) जहरीले पानी के  उपयोग को युद्ध अपराध के  रूप में परिभाषित करता है,
अनुच्छेद 8(2)(बी)(xvii) के  तहत।

20वीं सदी तक, ऐसे कृ त्य प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून बन गए थे, जो सभी राज्यों और अभिनेताओं के  लिए बाध्यकारी थे।
फिर भी, फलस्तीन में ज़ायोनी राज्य की स्थापना के  दौरान इन मानदंडों को जल्दी ही उल्लंघन किया गया।

ऑपरेशन “कास्ट थाई ब्रेड” और ज़ायोनी पानी का जहर देना (1948)

1948 में, नकबा (750,000 से अधिक फलस्तीनियों का जबरन विस्थापन) के  दौरान, इज़राइली मिलिशिया और वैज्ञानिक
इकाइयों ने फलस्तीनी नागरिकों के  खिलाफ जानबूझकर जैविक युद्ध संचालन किए। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण पानी की
आपूर्ति को टाइफाइड बैक्टीरिया से जहर देना था:

अक्का (मई 1948): ज़ायोनी ताकतों ने नगर निगम के  पानी की आपूर्ति को टाइफाइड से दूषित कर दिया, जिससे
बड़े पैमाने पर बीमारी फै ली। रेड क्रॉस ने हस्तक्षेप किया। यह ज़ायोनी ताकतों द्वारा बैक्टीरियोलॉजिकल हथियारों का
पहला ज्ञात उपयोग था और इसे हगनाह की यूनिट 131 द्वारा समन्वित किया गया था।
गाजा (जून 1948): मिस्र के  अधिकारियों ने एक समान योजना को नाकाम कर दिया। जैविक एजेंटों को ले जा रहे
ज़ायोनी एजेंटों को तैनाती से पहले गिरफ्तार किया गया।
बिद्दु, बेट सूरिक और ’ऐन करीम जैसे गांवों में उनके  कु ओं या जलाशयों को दूषित या नष्ट कर दिया गया, जिससे
बीमारी और विस्थापन हुआ।



ऐन अल-ज़ैतून और गलिली के  कई गांवों में उनके  कु ओं को स्थायी रूप से तोड़फोड़ किया गया, अक्सर नरसंहारों
या सामूहिक निष्कासन के  साथ।

इन ऑपरेशनों ने उस समय लागू हेग नियमों के  कई प्रावधानों का उल्लंघन किया और प्लान डालेट की सिद्धांत में फिट हुए
- जनसंख्या को कम करने और निवारण के  लिए एक व्यापक रणनीति।

जर्मनी को जहर देने से फलस्तीन को जहर देने तक: लक्ष्य में बदलाव,
दंडमुक्ति का जन्म

1945 में, नकम समूह – होलोकॉस्ट से बचे लोगों का एक नेटवर्क  जो बदला लेने के  लिए प्रतिबद्ध था – ने न्यूरेमबर्ग और
म्यूनिख जैसे जर्मन शहरों में पानी की आपूर्ति को जहर देने की साजिश रची। उन्होंने नगरपालिका जल प्रणालियों में घुसपैठ
की और पहुंच के  नक्शे प्राप्त किए, जिसमें लाखों लोगों को आर्सेनिक का उपयोग करके  मारने का इरादा था। लेकिन योजना
तब विफल हो गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके  नेता को पकड़ लिया और जहर को समुद्र में फें क दिया गया।

जर्मनों तक पहुंचने या उन्हें दंडित करने में असमर्थ – भौगोलिक रूप से दूर और राजनीतिक रूप से संरक्षित – समूह का
गुस्सा खत्म नहीं हुआ। इसे पुनर्निर्देशित किया गया। एक बहुत अधिक सुलभ और असुरक्षित लक्ष्य पास में था: फलस्तीनी
लोग। ये वही लोग थे जिन्होंने कई मामलों में होलोकॉस्ट और उससे पहले के  वर्षों के  दौरान यहूदियों को शरण दी थी, जब
कोई भी पश्चिमी देश – जिसमें संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं – उन्हें स्वीकार नहीं करता था, जैसा कि 1938
की एवियन सम्मेलन में दिखाया गया था।

के वल तीन साल बाद, ज़ायोनी ताकतों ने फलस्तीनी कु ओं को जहर दिया – होलोकॉस्ट के  लिए बदला लेने के  लिए नहीं,
बल्कि उपनिवेशीकरण और विस्थापन के  एक उपकरण के  रूप में। इसे सही ठहराने के  लिए, उन्होंने एक झूठ बनाया: कि
फलस्तीनी, न कि जर्मन, होलोकॉस्ट के  लिए जिम्मेदार थे।

इस झूठ का सबसे अधिक दोहराया जाने वाला संस्करण दावा करता है कि जेरूसलम के  ग्रैंड मुफ्ती, हज अमीन अल-
हुसैनी ने हिटलर के  साथ होलोकॉस्ट को “उकसाया” या सह-योजना बनाई। यह दावा ऐतिहासिक समयरेखा की जांच में ढह
जाता है, लेकिन यह इज़राइली प्रचार का एक मुख्य आधार बना हुआ है। आज भी, हसबारा खाते और इज़राइली राजनेता
इस विकृ ति को दोहराते हैं, फलस्तीन समर्थकों को “इस्लामो-नाज़ी” या “पैलिनाज़ी” कहते हैं – एक कथात्मक उलटफे र
जिसका उद्देश्य जर्मन अपराध को मिटाना और फलस्तीनियों के  खिलाफ ज़ायोनी हिंसा को सही ठहराना है।

आधुनिक रणनीतियाँ: उपनिवेशी हिंसा और संरचनात्मक नियंत्रण

हालांकि जैविक हमले बंद हो गए हैं, पानी का हथियारीकरण अधिक कपटपूर्ण रूपों में जारी रहा है – विशेष रूप से वेस्ट बैंक
में, जहां इज़राइली कब्जे के  शासन ने संरचनात्मक अभाव की एक जटिल प्रणाली तैयार की है:

उपनिवेशी उत्पात: उपनिवेशी नियमित रूप से सामुदायिक टैंकों में नहाते हैं, सिंचाई पाइप तोड़ते हैं, छत के  पानी
के  टैंकों पर गोली चलाते हैं, और झरनों तक पहुंच को अवरुद्ध करते हैं।
जुलाई 2025 में, उपनिवेशियों ने 30 से अधिक फलस्तीनी गांवों के  लिए नियत पानी को एक नजदीकी बस्ती में
निजी स्विमिंग पूल भरने के  लिए मोड़ दिया।
टैंकों की तोड़फोड़ में कु ओं को पत्थरों, कं क्रीट या कचरे से भरना शामिल है, जिससे वे बेकार हो जाते हैं।

यह उपनिवेशी हिंसा राज्य नीतियों द्वारा सक्षम है, विशेष रूप से उन नीतियों में जो सैन्य आदेश 158 (1967) में निहित हैं,
जो फलस्तीनियों को किसी भी नए जल स्थापना के  लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता रखता है, जिसमें वर्षा
जल संग्रह शामिल है। परमिट लगभग कभी नहीं दिए जाते।

मेकोरॉट शासन: संस्थागत रंगभेद

इज़राइल की राष्ट्री य जल कं पनी, मेकोरॉट, एक ऐसी प्रणाली का निरीक्षण करती है जिसमें:



52% निकाला गया पानी इज़राइल को जाता है।
32% अवैध बस्तियों को।
के वल 16% फलस्तीनियों के  लिए बचा है, जो लाखों में हैं।

इस बीच, वेस्ट बैंक में फलस्तीनी प्रतिदिन के वल 20–50 लीटर पानी प्राप्त करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के  न्यूनतम
100 लीटर से बहुत कम है। बस्तियों में सिंचित खेत और स्विमिंग पूल हैं। यह कमी नहीं है – यह सर्वोच्चता है।

क्षेत्र C में, इज़राइल द्वारा पहाड़ी जलभृत का अत्यधिक दोहन करने से फलस्तीनी कु एँ  सूख गए हैं या खारे हो गए हैं।
बर्दाला और अल-औजा जैसे स्थानों में, कृ षि ढह रही है। स्वयं भूमि मर रही है। यह इकोसाइड है।

आकाश का अपराधीकरण: वर्षा जल तस्करी के  रूप में

यहां तक कि आकाश भी स्वतंत्र नहीं है। सैन्य आदेश 158 के  तहत, वर्षा जल संग्रह को अपराधी बनाया गया है। बिना
परमिट के  बनाए गए टैंक:

इज़राइली बलों द्वारा ध्वस्त किए जाते हैं।
“अवैध बुनियादी ढांचे” के  रूप में जब्त किए जाते हैं।
पानी काटकर दंडित किए जाते हैं (उदाहरण के  लिए, 2017 में एक गांव ने पांच दिनों के  लिए अपनी पूरी जल आपूर्ति
खो दी)।

ये प्रथाएं  जिनेवा कन्वेंशन IV, हेग नियम (1907) और ICESCR के  तहत मानव जल अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
इज़राइली फलस्तीनियों की तुलना में कम से कम चार गुना अधिक पानी का उपभोग करते हैं।

गाजा: घेराबंदी पर्यावरणीय और जैविक युद्ध के  रूप में

गाजा में, पानी के वल एक वस्तु नहीं बन गया है – बल्कि घेराबंदी का हथियार है। 2007 से, इज़राइल ने महत्वपूर्ण बुनियादी
ढांचे को अवरुद्ध या बमबारी की है:

विलवणीकरण संयंत्र नष्ट कर दिए गए।
सीवेज उपचार सुविधाएं  निशाना बनाई गईं।
जल पंपों के  लिए ईंधन से इनकार किया गया।

2025 तक:

97% से अधिक गाजा का पानी पीने योग्य नहीं है।
बच्चे जीर्ण जलजनित बीमारियों से पीड़ित हैं।
2 मार्च 2025 से, गाजा IPC चरण 5 अकाल में प्रवेश कर चुका है, जहां कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालियां आंत्रशोथ के
हल्के  मामलों को भी संभावित रूप से घातक बना देती हैं।

जब कु पोषित फलस्तीनी बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित होती हैं, तो इज़राइली हसबारा खाते उन्हें “आनुवंशिक
बीमारियों” के  शिकार के  रूप में खारिज करते हैं। यही दावा एक बार नाजियों ने ऐनी फ्रैं क जैसे पीड़ितों के  बारे में किया था,
जो गैस चैंबर में नहीं, बल्कि बर्गन-बेल्सन में टाइफस, एक जलजनित बीमारी से मरी थी। ये प्रतिध्वनियां भयावह हैं।

निष्कर्ष: पानी को जहर देना, स्मृति को जहर देना

पानी हमेशा एक हथियार रहा है। लेकिन ज़ायोनी परियोजना में, यह एक सिद्धांत बन गया है – उन्मूलन, दंड और प्रभुत्व का
एक साधन। 1948 से लेकर वर्तमान तक, कु एँ  जहर दिए गए हैं, जलभृत लूटे गए हैं, और प्यास को अपराधी बनाया गया है।
गाजा में, बच्चे स्वच्छ पानी की कमी से मर रहे हैं। वेस्ट बैंक में, पूरे समुदाय अपनी जमीन छोड़ने के  लिए मजबूर हैं।



और फिर भी, जब उनका पानी चुराया या नष्ट किया जाता है, तब भी फलस्तीनियों को दोषी ठहराया जाता है – न के वल
उनके  प्रतिरोध के  लिए, बल्कि दूसरों के  अपराधों के  लिए। एक ऐसा लोग, जिसने होलोकॉस्ट से यहूदी शरणार्थियों को बचाने
में मदद की थी, वह इसका बलि का बकरा बन गया है – न कि उनके  कार्यों के  कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पास थे।

पानी को हथियार बनाना स्वयं जीवन के  खिलाफ युद्ध छेड़ना है। और नरसंहार की जिम्मेदारी को इसके  बचे हुए लोगों के
पीड़ितों पर स्थानांतरित करना सत्य को जहर देना है। यदि शांति होनी है, तो पहले न्याय होना चाहिए। और न्याय शुरू होता
है हथियार को उजागर करने, अपराध का नामकरण करने और पानी – भौतिक और नैतिक दोनों – को उन लोगों को
लौटाने से, जिनसे इसे चुराया गया था।


